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सं ० ओ ० वि ० एफ ० डी ० / 62-87/ 8269. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अमरपाली हाउस प्राफ 
फैशनज प्रा ० लि ० , प्लाट नं ० 29 , सेक्टर 27 - सी , फरीदाबाद के श्रमिक श्रीमती कमलेश , धर्मपत्नी श्री जगन्नाथ , दयाल नगर , 
मं ० नं 0 550, सराय ख्वाजा , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


इसलिए , अब , 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3 - श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून, 
1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 -- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्रीमती कमलेश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की 

हकदार है ? 
सं ० ओ ० वि ० / एफ ० डी ०/ 53-87/8276. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एस ० एस ० मैटल फिमिसर 
1/13, डी ० एल ० एफ ० मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री गणेश प्रसाद , मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29 , शहीद चौक , 
फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 1525 4, दिनांक 20 जून , 1978 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 195 8, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 
के अधीन गठित श्रमं न्यायालय ; फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्यः श्री गगेश प्रसाद को सेवाओं का समापन न्यायोचित. तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 24 फरवरी , 1987 
सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक / 14-87/ 8403.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बहल टैक्सटाईल मिल , 
प्लाट नं 0 500, एम.आई० ई० , बहादुरगढ़ के . श्रमिक श्री महाबीर कामत , पुत्र श्री कमलेश्वर कामत , दयाराम कालोनी , 
एम ० आई ० ई०, बहादुरगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री महावीर कामत की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० / कुरु/ 32-85/ 8414.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, 
चण्डीगढ़, ( 2 ) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , कैथल, के श्रमिक श्री दुली राम , पुत्र श्री बारू राम , गांधी नगर , बाईपास , 
थानेसर तथा उसके प्रबन्धकों मध्य इसमें इसके बाद लिखित , मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के रायपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के रायज्याल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री दुली राम स्वीपर को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ओक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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